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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  2699
जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना
2699. श्री आर. वैद्यलिंगम: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि नदियों को आपस में जोड़ने की सभी परियोजनाओं को निधियों के शीघ्र प्रवाह तथा बुनियादी स्तर पर बेहतर निगरानी के माध्यम से उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया जा सकता है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि सरकार ने संबंधित राज्यों को निश्चित निधीयन प्रस्तावों, जिन पर विदेशी निधियन अभिकरणों के साथ भी विचार किया जा सकता है, के लाने को कहा है; 
(ग) 
क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ पृथक केंद्रीय निधि की स्थापना पर भी विचार कर रही है; और 
(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचारार्थ करने हेतु विगत के मौजूदा मानको के अनुसार केन-बेतवा (के-बी) संपर्क परियोजना को फरवरी, 2018 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। अभी तक किसी भी अन्य नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं हेतु कार्य बल के अंतर्गत वित्तीय आयामों  संबंधी एक समूह का गठन किया है। इस समूह के विचारार्थ विषयों में से एक विषय “के-बी संपर्क की तर्ज पर एनपीपी के कुछ अंतर बेसिन जल अंतरण संपर्कों को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने के विकल्पों का अध्ययन” करना है। 
(ख) से (घ) केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों से आईएलआर परियोजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार के वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव नहीं मंगाए है। इसके बजाय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने आईएलआर परियोजनाओं के संबंध में कार्य बल के अंतर्गत वित्तीय आयामों संबंधी प्रत्येक संपर्क परियोजना हेतु संबंधित लाभान्वित राज्यों द्वारा संपर्क परियोजनाओं की लागत को साझा करने का अध्ययन और समूह के विचारार्थ विषयों के अनुसार लागत को साझा करने के लिए आधार/फार्मूला निर्धारित करने हेतु सुझाव देने के लिए निधियन तंत्र सुझाने हेतु 12.09.2017 के एक समूह गठित किया है। अभी तक समूह की 6 बैठकें हो चुकी हैं तथा इसकी अंतिम बैठक 27.02.2018 को हुई थी।
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